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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक संबल प्रदान करने वाली वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension

Scheme) की आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए नीति में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। महोबा

जिले से सामने आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार, शासन ने अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नए आवेदकों के लिए जन्मतिथि प्रमाणित

करने के नियमों को स्पष्ट और कड़ा कर दिया है।

इस नए बदलाव के  तहत नगर क्षेत्र के  बुजुर्गों  को अब आवेदन करते  समय आधार कार्ड के  अतिरिक्त कुछ चुनिंदा सरकारी

पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आप भी वर्ष 2026 में इस योजना के तहत नया आवेदन (apply online)

करने की सोच रहे हैं, तो इन नए दिशा-निर्देशों को विस्तार से समझना बेहद जरूरी है ताकि आपका आवेदन निरस्त न हो।
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   1. महोबा समाचार: वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में शासन ने किय   

समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) द्वारा संचालित की जाने वाली ओल्ड एज पेंशन स्कीम के नियमों में

यह  बदलाव  मुख्य  रूप  से  शहरी  और ग्रामीण क्षेत्रों  के  बीच  दस्तावेजों  की  विसंगतियों  को  दूर  करने  के  लिए  किया  गया  है।

शासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है  कि केवल पात्र व्यक्तियों  को ही समय पर मासिक वित्तीय सहायता मिल

सके और किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को रोका जा सके।

   पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया सरकारी आदेश   

हाल ही में उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई नई नीति के तहत महोबा सहित पूरे प्रदेश में नए

आवेदकों  के  पंजीकरण  की  स्क्रूटनी  तेज  कर  दी  गई  है।  इस  नए  आदेश  के  लागू  होने  के  बाद  से  बिना  अतिरिक्त  प्रामाणिक

दस्तावेज के कोई भी नया फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

   फर्जी दस्तावेजों पर कड़ा प्रहार   

देखा  गया  है  कि  कई मामलों  में  लोग उम्र  से  संबंधित  गलत जानकारी  देकर  योजना  का  लाभ उठाने  का  प्रयास करते  हैं।  इसी

समस्या के समाधान के लिए सरकार ने जन्मतिथि के सत्यापन (verification) को अनिवार्य और बहुस्तरीय बना दिया है।

   2. शहरी आवेदकों के लिए जन्मतिथि प्रमाण के नए विकल्प जारी   

इससे पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धजनों के लिए सरकार ने  परिवार रजिस्टर की नकल  (Family Register Copy)

को एक वैध विकल्प के रूप में मान्यता दी थी, जिससे ग्रामीणों को आवेदन करने में आसानी होती थी। हालांकि, नगर निकायों या

शहरी  क्षेत्रों  (Urban Areas)  में  रहने  वाले  60  वर्ष  से  अधिक आयु  के  वरिष्ठ  नागरिकों  के  लिए  कोई  स्पष्ट  दिशा-निर्देश

उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।

   शहरी क्षेत्रों के असमंजस का हुआ अंत   

अब शासन ने नगर क्षेत्र के बुजुर्गों के लिए विकल्पों की एक विस्तृत सूची जारी कर दी है। इन नए विकल्पों के आने से अब

शहरी आवेदकों  को नगर पालिका या सरकारी दफ्तरों  के  चक्कर नहीं  काटने  पड़ेंगे।  वे  घर बैठे  ही अपने  उपलब्ध दस्तावेजों  के
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माध्यम से डिजिटल रूप से आवेदन की स्थिति (status check) को मजबूत कर सकते हैं।

जिस तरह अन्य सरकारी योजनाओं जैसेपीएम आवास योजना की वेरिफिकेशनमें पारदर्शिता के लिए कड़े नियम अपनाए जा रहे हैं,

ठीक उसी तरह समाज कल्याण विभाग भी अब मुस्तैद हो गया है।

   3. राशनकार्ड, वोटर आईडी या डीएल में से कोई एक दस्तावेज देना    

महोबा के  समाज कल्याण अधिकारी के  अनुसार,  शहरी क्षेत्र के  नए आवेदकों  को अपनी सही आयु और जन्मतिथि प्रमाणित

करने के लिए आधार कार्ड के साथ-साथ नीचे दिए गए आधिकारिक अभिलेखों में  से कम से कम किसी एक दस्तावेज की प्रति

संलग्न करनी होगी:

 >> राशनकार्ड (Ration Card):परिवार का वैध डिजिटल या मैन्युअल राशनकार्ड।

 >> मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card):निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र।

 >> ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License):वैध परिवहन विभाग द्वारा जारी डीएल।

 >> पासपोर्ट (Passport) या पैन कार्ड (PAN Card):भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज।

 >> शैक्षिक अभिलेख:हाईस्कूल (10th Class) का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि स्पष्ट अंकित हो।

   दस्तावेजों का मिलान आवश्यक   

इन  सभी  दस्तावेजों  में  से  जो  भी  अभिलेख  आवेदक  प्रस्तुत  करेगा,  उसमें  दर्ज  जन्मतिथि  का  मिलान  मुख्य  डेटाबेस  से  किया

जाएगा। इसलिए, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल वही दस्तावेज अपलोड करें  जो पूरी तरह से अपडेटेड और स्पष्ट

हो।

   4. सावधान: आधार कार्ड से जन्मतिथि मैच न होने पर निरस्त होगा    

इस नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण और कड़ा पहलू आधार कार्ड (Aadhaar Card) से जुड़ा हुआ है। शासन ने साफ कर दिया है

कि  भले  ही  आपके  पास ऊपर बताए गए सभी  सहायक दस्तावेज  मौजूद  हों,  लेकिन यदि  उन दस्तावेजों  में  दर्ज  जन्मतिथि  और

आपके आधार कार्ड में  दर्ज जन्मतिथि में  थोड़ा सा भी अंतर या मिसमैच पाया गया, तो आपका आवेदन तुरंत निरस्त (Reject)

कर दिया जाएगा।
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   मिसमैच होने पर नहीं मिलेगा दोबारा मौका   

अक्सर देखा गया है कि आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष लिखा होता है या फिर अन्य दस्तावेजों की तुलना में तारीख अलग

होती  है।  ऐसी  स्थिति  में  समाज  कल्याण  विभाग  के  पोर्टल  द्वारा  ऑटो-रिजेक्शन  मोड  के  तहत  फॉर्म  को  निरस्त  कर  दिया

जाएगा और आपका नाम नई पेंशनर लिस्ट (New Pensioner List 2026) में शामिल नहीं हो पाएगा।

   आवेदन करने से पहले करा लें सुधार   

यदि  आपके  आधार  कार्ड  और वोटर  आईडी  या  राशनकार्ड  में  जन्मतिथि  अलग-अलग है,  तो  नया  आवेदन  ऑनलाइन करने  से

पहले  नजदीकी आधार नामांकन केंद्र  पर जाकर अपनी जन्मतिथि को सुधरवा  लें।  अधूरी  या  गलत जानकारी  के  कारण बाद में

पेंशन का लाभ मिलना बंद हो सकता है।

यदि आप वर्तमान में  रोजगार की तलाश कर रहे  हैं  और अन्य सरकारी अवसरों  से  जुड़ना चाहते  हैं,  तो आप इससरकारी नौकरी

अपडेटको भी देख सकते हैं, जहां विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

   5. ग्रामीण बनाम शहरी क्षेत्र: पेंशन आवेदन नीति में क्या है अ   

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू  रूप से चलाने के लिए ग्रामीण और शहरी

क्षेत्रों  के  लिए  अलग-अलग  व्यवस्थाएं  लागू  हैं।  इन  दोनों  क्षेत्रों  के  बीच  मुख्य  अंतर  आवश्यक  सहायक  दस्तावेजों  की

उपलब्धता और उनके सत्यापन के तरीकों में है।

   ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरल प्रक्रिया   

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर रिकॉर्ड रखना आसान होता है। वहां  परिवार रजिस्टर की नकल  को ही प्राथमिक साक्ष्य

मान लिया जाता है, जिसे ग्राम विकास अधिकारी (VDO) या ग्राम प्रधान के माध्यम से आसानी से सत्यापित किया जा सकता

है।

   शहरी क्षेत्र के लिए बहुस्तरीय जांच   

शहरी क्षेत्रों में आबादी के बड़े घनत्व और फ्लोटिंग पापुलेशन के कारण केवल एक दस्तावेज पर निर्भर रहना मुश्किल होता
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है। इसीलिए शहरी क्षेत्रों के लिए अब सरकार ने बहु-दस्तावेज विकल्प (Multi-Document Options) नीति को लागू किया है,

जिससे सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और त्रुटिहीन बनाई जा सके।

प्रशासनिक स्तर पर इस प्रकार के कड़े सत्यापन ठीक वैसे ही हैं जैसे कि हाल के दिनों मेंपीएम आवास योजना के क्रियान्वयन

में कमियांपाए जाने के बाद वहां भी वेरिफिकेशन गाइडलाइंस को सख्त किया गया है।

   6. समाज कल्याण अधिकारी शशिकांत सिंह का आधिकारिक बयान और निर्   

महोबा  के  जिला  समाज कल्याण अधिकारी  (District  Social  Welfare  Officer)  शशिकांत  सिंह  ने  स्थानीय  मीडिया  को  दिए

अपने आधिकारिक बयान में इस पूरी नई व्यवस्था को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के वृद्धजनों की सुविधा

के लिए ही शासन ने यह निर्णय लिया है ताकि कोई भी पात्र बुजुर्ग तकनीकी कारणों से योजना से वंचित न रहे।

   अधिकारी की बुजुर्गों से विशेष अपील   

शशिकांत सिंह ने  कहा,   शहरी क्षेत्रों  के  नए आवेदकों  को अब जन्मतिथि प्रमाण के  लिए आधार कार्ड के  साथ राशनकार्ड,

मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या हाईस्कूल का शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। इसके

बाद  ही  उनका  नाम  पेंशन योजना  से  जोड़ा  जाएगा।  लेकिन  आवेदक यह सुनिश्चित  करें  कि  आधार  और सहायक दस्तावेज  की

जन्मतिथि हुबहू समान हो।

   डिजिटल पोर्टल पर ही स्वीकार होंगे आवेदन   

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी आवेदन समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल (sspy-up.gov.in) के

माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म या अधूरे दस्तावेजों वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक

अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवश्यक शुल्क के साथ अपना फॉर्म भरवा सकते हैं।

   7. पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता और महत्वपू   

यदि आप महोबा या उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य जिले में  रहते हैं  और वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो

सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित पात्रता मानदंडों (Eligibility Criteria) को पूरा करना अनिवार्य है:

 >> आयु सीमा:आवेदक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
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 >> आय सीमा (Income Limit):शहरी क्षेत्र के लिए पारिवारिक वार्षिक आय  56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए (ग्रामीण

क्षेत्रों के लिए यह  46,080 है)। इसके लिए तहसील द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र आवश्यक है।

 >> अन्य पेंशन का लाभ न लेना:आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना (जैसे विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन) का

लाभ न ले रहा हो।

 >> बैंक खाता (Bank Account):आवेदक का अपना बैंक खाता होना चाहिए जो उनके आधार कार्ड से लिंक (NPCI Mapping)

हो, क्योंकि पेंशन की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।

   महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चेकलिस्ट   

आवेदन करते समय पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र,

बैंक पासबुक की कॉपी और ऊपर बताए गए नए शहरी जन्मतिथि प्रमाण पत्रों  में  से  कोई एक (PDF format में) तैयार रखना

चाहिए।

   निष्कर्ष (Conclusion)   

महोबा  समाज  कल्याण  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  ये  नए  नियम  निश्चित  रूप  से  शहरी  क्षेत्र  के  बुजुर्गों  के  लिए  आवेदन

प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाएंगे। हालांकि, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में जन्मतिथि का समान होना अनिवार्य किए

जाने से आवेदकों को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यदि आप समय रहते अपने दस्तावेजों को दुरुस्त कर लेते हैं,

तो बिना किसी परेशानी के आपकी वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हो जाएगी और आपको सरकार की इस कल्याणकारी योजना का

निरंतर लाभ मिलता रहेगा।

   आपके सवाल, हमारे जवाब   

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

शहरी  आवेदक  अब  आधार  कार्ड  के  साथ  राशनकार्ड,  वोटर  आईडी,  ड्राइविंग  लाइसेंस,  पासपोर्ट,  पैन  कार्ड  या  हाईस्कूल

सर्टिफिकेट में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं।

ऐसी स्थिति में जन्मतिथि मिसमैच होने के कारण समाज कल्याण विभाग द्वारा आपका आवेदन तुरंत निरस्त (Reject) कर दिया

जाएगा।

नहीं, ग्रामीण आवेदकों के लिए पहले की तरह ही  परिवार रजिस्टर की नकल  का विकल्प मान्य रहेगा। यह बदलाव विशेष रूप
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से शहरी आवेदकों के लिए है।

शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए पारिवारिक वार्षिक आय  56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका प्रमाण पत्र तहसील

द्वारा जारी होना चाहिए।

हाँ,  आप यूपी  समाज कल्याण विभाग के  आधिकारिक पोर्टल (sspy-up.gov.in)  पर  जाकर अपना  रजिस्ट्रेशन नंबर  डालकर

आवेदन की स्थिति (status check) देख सकते हैं।

पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में  डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से डिजिटल रूप से भेजी जाती है,

इसके लिए खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

Official Document Provided by msntarget.com | Page 7

https://msntarget.com

